अन्‍य पिछडे वर्गों के (ओ.बी.सी) आरक्षण के विभाजन की पूरे देशभर हो रही है मॉंग

आनेवाले वर्ष के लिए देशभर में सबसे बड़ी बात
मंडल आयोगने अन्‍य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण तय किया था । उस समय तत्‍कालीन प्रधान मंत्री श्री वि.प्र.सिंग जी ने कहा था कि अन्‍य पिछडे़ वर्गों की नौकरी के लिए नियु‍क्‍ती 1% से कम हुई है । मंडल आयोग की सिफारिसोंपर 1993 में अंमल किया गया था । 23 बरसों के बाद भी उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है और अन्‍य पिछडे़ वर्गों की नौकरी के नियुक्‍ती सिर्फ 5% हुई है । अन्‍य पिछडे़ वर्गों की तादाद देश में 52% है । उनके लिए 27% आरक्षण तय किया गया है । 
इस 27% आरक्षण में विमुक्‍त घुमंतू बारा-बलुतेदार और बहुत अन्‍य जातीयॉं सम्मिलीत की गई है, उसी वक्‍त कुछ अमीर जातीयॉं भी अन्‍य पिछडे़ वर्गों में सम्मिलीत की गई हैं । इसका असर यह हुआ है कि कुछ चुनी हुई 8-10 जातीयों ने पूरे 27% आरक्षण का लाभ उठाया है किन्‍तु उपेक्षित जातीयॉं जैसी बंजारा, धनगर, बेलदार, भराडी, भूते, गारूडी (सपेरा), लोहार (लुहार), गोंधळी, काशी कापडी, वडर, भोईर, कोलाटी, मसनजोगी, नंदीवाले, वैदयू, वासुदेव, रामोशी, बेरड, गवळी, (ग्‍वाले), गोसावी, गुरव, बारा बलुतेदार नाई, खाती, लोहार (लुहार), सोनार (सुनार), सुतार, धोबी, शिंपी, तेली, माळी (बगीचे वाला), कोळी (मछुआरा) खाटीक, बारी ऐसी अनेक जातियों को आरक्षण का लाभ न‍हीं मिला है । 
मंडल आयोग के सिफारिसों के साथ मंडल आयोग के तत्‍कालिन सदस्‍य श्री.एल.आर.नाईक जी नी एक असहमती टिप्‍पणी सादर की थी और उसमें कहा था कि आरक्षण का पिछड़े हुए और बहुत पिछड़े हुए ऐसा विभाजन करना चाहिए । उसी तरह सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने इंदिरा सहानी के मामले में ऐसी सलाह दी थी कि समान के सब गुटों को न्‍याय दिलाना है तो 27% आरक्षण के दो या तीन भागों में विभाजन करना चाहिए ।
महाराष्‍ट्र में वसंतराव नाईक पद्धती (पॅटर्न) से जाने हुए पद्धतीसे विमुक्‍त घुमंतू, धनगर, वंजारी इनको इसी तरह से अलग आरक्षण दिया गया है । पूर्व सांसद श्री हरिभाऊ राठोड जी ने पिछले 20 बरस पूरे देश में एक आंदोलन इसलिए खडा किया है कि इस पद्धती (पॅटर्न) पर पूरे देश में अंमल किया जाए । उन्‍होंने संसद में वैसा एक निजी विधेयक पेश किया था । इसके तहत समिती सोनिया गांधीजी ने राष्‍ट्रीय सलाहकार समिती में सांसद डॉ.श्री नरेंद्र जाधव जी के नेतृत्‍व में उप समिती का गठन किया था। इस समितीने तत्‍कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग जी को सिफारिस की थी कि देश की जनगणना की जाए और विमुक्‍त घुमंतू समाज को संविधात्‍मक आरक्षण दिया जाए । इसके अनुसार केंद्र सरकार के सामाजिक न्‍याय विभाग ने यह मामला राष्‍ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग नई दिल्‍ली इनको भेजा और उन्‍हें बिनती कि की आयोग इस बात पर विचार करें कि क्‍या अन्‍य पिछडे़ वर्गों का विभाजन हो सकता है क्‍या और वह कैसा किया जाए और इस पर एक प्रतिवेदन सादर किया जाए । यह विनती 2014 में की गयी थी । उसके अनुसार राष्‍ट्रीय आयोगने 15 फरवरी,2015 को सिफारिस की, की ऐसा विभाजन किया जा सकता है और उन्‍होंने अन्‍य पिछड़े वर्गों को 3 खंड़ों में विभाजन करने की केंद्र सरकार को सिफारिस की यह तीन खंड थे 1) विमुक्‍त घुमंतू  2) बाराबलुतेदार और आत्‍यंतिक पिछड़ी हुई जातीयॉं  3) अन्‍य पिछडे़ वर्ग । अब पूरे देश में अन्‍य पिछडे़ वर्गों के विभाजन की मांग हो रही है । उत्‍तर प्रदेश, गुजरात और मध्‍य प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनावमें यह बात, यह मसला बहुत महत्‍वपूर्ण रहने वाली है । जो राजनैतिक दल सामाजिक न्‍याय के लिए इस मसले का न्‍याय देंगें उनको इस चुनाव में निश्चित ही लाभ होने वाला है । क्‍योंकि आरक्षण की मूल कल्‍पना समझाते वक्‍त 1902 में छत्रपती शाहू महाराजने और 1949 में डॉ. भीमराव आंबेडकरने दो घोंडो की मिसाल दी थी । उन्होंने कहा कि एक टोकरी में यह एक बलवान और एक दुर्बल घोंडे को चने खाने के लिए दिये जायेंगे तो बलवान घोडा सब चने खा जाएगा और दुर्बल घोडे को कुछ खाने को नहीं मिलेगा । यही बात 27% आरक्षण के बारे में हो रही है । कुछ चुनी हुई जातीयॉं इस आरक्षण का लाभ उठा रही हैं । 
विमुक्‍त घुमंतू, बाराबलुतेदार और आत्‍यंतिक पिछडे हुए लोगोंको इसका लाभ नहीं हुआ है, इसलिए आरक्षण के विभाजन की मांग की गई है और मॉंग न्‍यायोचित है । 
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